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विषय:
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत दावे
510. 
श्री महेश पोद्दारः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए फसलों से संबंधित बकाया दावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पीएमएफबीवाई के अंतर्गत दावों का भुगतान कटाई के दो महीने के भीतर किया जा रहा है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ग) क्या सरकार ने दावों के भुगतान के निपटारे में होने वाले किसी विलंब को टालने के लिए कोई कदम उठाये हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? 
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री परषोत्‍तम रूपाला)
(क) से (ग): खरीफ 2016, रबी 2016-17 और खरीफ 2017 के अधिकतर दावों का निपटान निर्धारित समय-सीमा के भीतर कर दिया गया था। हालांकि इसी अवधि के लिए निम्‍नलिखित दावे लम्‍बित हैं: 
	वर्ष एवं मौसम
	अनुमोदित दावे
	भुगतान किए गए दावे
	लम्‍बित दावे

	
	रू0 लाख में

	खरीफ 2016
	10494.68
	10481.80
	12.88

	रबी 2016-17
	5811.31
	5651.01
	160.30

	खरीफ 2017
	17095.99
	16770.14
	325.85



फसल कटाई के 2 महीने के भीतर बीमा कम्‍पनियों द्वारा दावों के निपटान हेतु समय-सीमा, बीमा कम्‍पनियों को समय पर राजसहायता जारी करना और पैदावार के अध्‍यधीन तथा राज्‍य सरकारों द्वारा प्रीमियम राजसहायता जारी करने सहित विस्‍तारित कार्यकलापवार मौसम संबंधी अनुशासन को बीमित किसानों के दावों का समय पर भुगतान सुनिश्‍चित करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के प्रचालनात्‍मक दिशानिर्दर्शों में निर्धारित किया गया है।

किसानों के दावों का समय पर भुगतान सुनिश्‍चित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ कारणों जैसे पैदावार डाटा का विलम्‍ब से हस्‍तांरण; कुछ राज्‍यों द्वारा प्रीमियम राजसहायता में उनके अंश को जारी करने में विलम्‍ब, बीमा कम्‍पनी और राज्‍यों के बीच पैदावार संबंधी विवाद, दावों के अंतरण हेतु कुछ किसानों के खाता विवरण की अनुपलब्‍धता और एनईएफटी संबंधित मुद्दे आदि के कारण कुछ राज्‍यों में दावों के निपटान में विलम्‍ब हुआ। 

किसानों के दावों का समय पर भुगतान सुनिश्‍चित करने, बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही को ध्‍यान में रखते हुए सरकार ने योजना के प्रचलनात्‍मक दिशानिर्देशों को व्‍यापक रूप से संशोधित किया है जो 01.10.2018 से प्रभावी हुए हैं। संशोधित प्रचलनात्‍मक दिशानिर्देशों में किसानों के नामांकन, सहकारी राजसहायता की निर्मुक्‍ति और दावों के निपटान आदि के लिए समय सीमा को कड़ा कर दिया है और इसमें अन्‍य बातों के साथ-साथ निम्‍नलिखित शामिल हैं: 
i. दावों के भुगतान के लिए अंतिम तारीख से 10 दिनों से अधिक विलम्‍ब होने पर किसानों को बीमा कम्‍पनियों द्वारा प्रतिवर्ष 12% ब्‍याज दर का भुगतान करने का प्रावधान।
ii. राज्‍य सरकार को अंतिम निर्धारित तारीख/बीमा कम्‍पनियों द्वारा मांग की प्रस्‍तुति की तारीख से 3 महीने अधिक होने की स्‍थिति में राजसहायता से संबंधित राज्‍य के हिस्‍से की निर्मुक्‍ति में विलम्‍ब होने पर 12% की दर से ब्‍याज अदा करना होगा। 
iii. स्‍तरीकृत शिकायत निवारण तंत्र अर्थात जिला स्‍तर शिकायत निवारण समिति (डीजीआरसी), राज्‍य स्‍तर शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसी)।
iv. स्‍थानीय आपदाओं, फसलोपरांत हानियों, मध्‍यावधि विपदाओं और निवार्य बुवाई के तहत दावों के निपटान तथा ऐड ऑन विशेषताओं सहित पैदावार डाटा के संबंध में विवाद के समाधान हेतु विस्‍तृत मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी)।
--------- 
